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श्रीमती अम्बिका सोनीः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) किसानों के जीवन यापन की दशा में सुधार करने हेतु स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की विशेषताएं क्या हैं;

(ख) स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किये जाने, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को अधिकतम न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा राजसहायता प्राप्त आदान प्राप्त हो सके, के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार रिपोर्ट को पूरी तरह से कब तक कार्यान्वित करेगी; और
(घ) ऋण माफी, सुलभ ऋण तथा राजसहायता प्राप्त बीजों और उर्वरकों को उपलब्ध करवाने सहित देश में किसानों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)
(क) से (ग) स्वामीनाथन आयोग ने सरकार को पांच रिपोर्टें प्रेषित की है। पांच रिपोर्टों में समाहित  आयोग की प्रमुख सिफारिशों में 'किसानों हेतु मसौदा राष्‍ट्रीय नीति’ शामिल थी जो वर्ष 2006 में आयोग ने स्वयं प्रेषित की थी। स्वामीनाथन आयोग द्वारा प्रस्तुत 'किसानों हेतु मसौदा राष्‍ट्रीय नीति’ जिसमें आयोग की प्रमुख सिफारिशें दी गई है, के आधार पर  सरकार ने किसानों हेतु राष्ट्रीय नीति (एनपीएफ), 2007 को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करना और किसानों की निवल आय में वृद्धि करना है। एनपीएफ-2007 के नीति प्रावधानों में, अन्य बातों के साथ-साथ  (i) भूमि, जल, पशुधन, मत्स्य पालन और जैव संसाधनों के संबंध में परिसंपत्ति सुधार; (ii) अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति और रोग-मुक्त पौधरोपण सामग्री की आपूर्ति, (iii) किसानों को मृदा स्वास्थ्य पासबुक जारी करना और समेकित कीट प्रबंधन प्रणाली; (iv) क्षेत्र और फसल विशिष्ट उपकरण और मशीनरी; (v) महिलाओं के लिए सहायक सेवाएं; (vi) उचित ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण तक समय पर, समुचित और आसान पहुंच और किसान-अनुकूल बीमा उपकरण; (vii) फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग जैसी सहायता सेवाएं और इनपुट; (viii) कृषि जैव सुरक्षा प्रणाली; (ix) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग (आईसीटी) और कृषि विस्तार के पुनर्रूद्धार के लिए कृषि विद्यालयों  की स्थापना; (X) एक व्यापक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत किसानों को कवरेज; (xi) देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का प्रभावी कार्यान्वयन और सामुदायिक खाद्यान्न बैंकों की स्थापना; (xii) कृषि मंडी अवसंरचना और कृषि के लिए टर्मिनल मंडियों का विकास; (xiii) कृषि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम सुधार; (xiv) जैविक कृषि और संविदा कृषि जैसी विशेष कृषि श्रेणियां; (xv) कृषि परिवारों के लिए ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार पहल; और (xvi) ग्रामीण ऊर्जा आदि के लिए समावेषी दृष्टिकोण।

 एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी), जिसे कार्य योजना तैयार करने के लिए गठित किया गया था, ने एनपीएफ, 2007 से 201 कार्रवाई बिंदुओं की पहचान की है, जिन पर अनिवार्य रूप से कार्रवाई की जानी थी। पहचान किए गए 201 कार्रवाई बिंदुओं में से अब तक 192 बिंदुओं को पहले ही कार्यान्‍वित किया जा चुका है।
राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50% अधिक होना चाहिए। तथापि, यह सिफारिश तब की सरकार द्वारा 2007 में अंतिम रूप से तैयार राष्‍ट्रीय किसान नीति में शामिल नहीं की गई थी। सरकार ने अब, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 2018-19 मौसम के लिए खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन की लागत के कम से कम 50% अधिक रिटर्न तक बढ़ा दिया है। सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक था क्योंकि इसमें केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषणा के अनुसार एमएसपी को उत्पादन की लागत के कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक निर्धारित करने के वायदे को पूरा किया गया है। 
(घ) यह विभाग किसानों की सहायता के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना, नीम लेपित यूरिया, परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना (ई-नाम) और प्रधान मंत्री फासल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा), ब्याज छूट योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना जैसी विभिन्‍न योजनाएं कार्यान्‍वित कर रही हैं। सरकार उत्‍पादन और उत्‍पादकता में वृद्धि तथा इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्‍न केन्‍द्रीय प्रायोजित योजनाएं भी कार्यान्‍वित कर रही है जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम); समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच); राष्ट्रीय तिलहन और ऑयलपाम मिशन (एनएमओओपी);  राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए);  राष्‍ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी); राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)।
इसके अतिरिक्‍त, ऋण के बोझ को कम करने और किसानों के लिए संस्थागत ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा निम्‍नलिखित प्रमुख पहलें की गई हैं:- 
· किसानों को कम ब्याज दर पर कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्‍य से सरकार वर्ष 2006-07 से ब्याज छूट योजना (आईएसएस) कार्यान्‍वित कर रही है। आईएसएस के तहत, सरकार शीघ्र ऋण चुकाने वाले किसानों को 9% की सामान्य ऋण दर के मुकाबले प्रति वर्ष 4% की प्रभावी ब्याज दर पर एक वर्ष की अवधि के लिए 3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज छूट प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्‍त, वास्‍तव में कुछ राज्य सरकारें भी अतिरिक्त ब्याज छूट प्रदान करती हैं, जिनमें  अल्पावधि फसल ऋणों पर ब्याज के बोझ को शून्‍य तक कम करती है।
· सरकार कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है। बैंक निरंतर  वार्षिक लक्ष्य को पार कर रहे हैं। चालू वर्ष का कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य 11 लाख करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है।
· भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशानिर्देश (पीएसएल) जारी किए हैं। पीएसएल दिशानिर्देशों के अनुसार ऋणग्रस्त किसान, गैर-संस्थागत उधारदाताओं से लिए उधार को चुकाने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के तहत ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं। जबकि तनावग्रस्त व्यक्ति (किसानों के अलावा) गैर-संस्थागत उधारदाताओं से लिए गए कर्ज चुकाने के लिए अधिकतम प्रति उधारकर्ता 1,00,000/-रू तक का ऋण बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के प्रयोजन हेतु ऋण प्राप्त करने के पात्र है।  
· सभी पात्र किसानों को उनके कृषि प्रचालनों के लिए सहज व समय पर ऋण उपलब्‍ध कराया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना शुरू की है जो उन्हें कृषिगत आदान, जैसे- बीज, उर्वरक, कीटनाशकों को खरीदने के साथ-साथ अन्‍य कृषिगत और खपत संबंधी आवश्‍यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी निकालने में सक्षम बनाती है।  केसीसी योजना को बाद में एकबारगी दस्तावेजीकरण और अंतर्निहित लागत वृद्धि सीमा के आधार पर किसानों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड प्रदान करके सरल बनाया गया है।
·   छोटे, सीमांत, काश्‍तकार किसानों, मौखिक पट्टा लेने वालों आदि को संस्थागत ऋण के दायरे में लाने के लिए बैंकों द्वारा संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने बड़े स्‍तर पर किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन को भी बढ़ावा देती है। 
·   दिनांक 18 जून, 2010 के परिपत्र के माध्‍यम से आरबीआई ने बैंकों को 1,00,000/-रू. तक के कृषि ऋण की मार्जिन/सिक्‍योरिटी अनिवार्यता को माफ करने की सलाह दी है।
·   भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में उधार देने वाले संबंधित ऋणदाता संस्थानों द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ मौजूदा फसल ऋणों और सावधि ऋणों का पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण, नए ऋण देना, सिक्‍योरिटी एवं मार्जिन मानदंड, अधिस्थगन इत्यादि को शिथिल करना शामिल हैं। इन दिशानिर्देशों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि संबंधित जिला प्राधिकरणों द्वारा आपदा की घोषणा करते ही वे बिना किसी हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाते हैं, इस प्रकार कीमती समय बचता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढांचे के अनुरूप बैंकों द्वारा राहत उपायों को शुरू करने के लिए फसल नुकसान के बेंचमार्क को कम करके 33% तक कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, देश में किसानों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी) के तहत बीज एवं पौधरोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी) के अंतर्गत निम्नलिखित घटक/योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

बीज ग्राम कार्यक्रमः किसानों के संरक्षित बीजों की गुणवत्ता को उन्नत बनाने के लिए, यह घटक बीज एवं पौधरोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी) के तहत  प्रचालनाधीन है। इस कार्यक्रम के तहत प्रति किसान एक एकड़ के लिए गुणवत्‍तापूर्ण बीजों के उत्‍पादन के लिए अनाज फसलों के लिए बीजों की 50 प्रतिशत लागत पर और दलहन, तिलहन, चारा और हरी खाद फसलों के लिए बीजों की 60 प्रतिशत लागत पर फाउनडेश्‍न/प्रमाणित बीजों का वितरण उपलब्‍ध है। 

 बीज ग्राम के माध्‍यम से दलहन, तिलहन, चारा और हरी खाद फसलों के प्रामाणित बीच उत्‍पादन किया जाता है: देश में दलहन, तिलहन, चारा और हरी खाद फसलों के प्रामाणित बीजों के उत्‍पादन करने के लिए किसानों को प्रोत्‍साहित करने के उद्देश्‍य से बीज एवं पौधरोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी) के बीज ग्राम के माध्‍यम से दलहन, तिलहन, चारा और हरी खाद फसलों के प्रामाणित बीजों का उत्‍पादन घटक के तहत किसानों को इन फसलों के फाउंडेशन बीजों के वितरण के लिए 75 प्रतिशत की दर से वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध है। यह घटक वर्ष 2014-15 के दौरान शुरू किया गया है। 

वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्‍य (एमआरपी) के तहत राजसहायता प्राप्‍त दर पर किसानों को यूरिया उपलब्‍ध करवाया जा रहा है। 
*******
